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खनन कंपननयों द्वारा भुगतान की गई रॉयल टी पर 
स वा कर 

 

1233. श्री  म॰ चन्द्राकाशीीः 
 

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
(क) क्या कें द्र सरकार ने कें द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा यथाप्रस्ताववत वर्ड 
2016-17 से संसाधनों के उपयोग हेतु खनन कंपननयों द्वारा भुगतान की गई रॉयल् ीी पर सेवा 
कर लगाया है और यदद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) खनन क्षेत्र में खनन कंपननयों और उनकी उत्पादकता पर अनतररक्त कर का ककतना प्रभाव 
पड़गेा; और 
(ग) उक्त कर के कारण अथडव्यवस्था पर मुद्रास्फीनत का ककस सीमा तक दबाव पड़ा है और 
आम आदमी पर इसके प्रभाव को कम करने के ललए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

 

उत् तर 
खान, ववद्युत, कोयला  वं नवीन और नवीकरणीय ऊर्ाा राज् य मंत्री (स् वतंत्र प्रभार) 

(श्री पीयूष गोयल) 
 

(क) : ददनांक 01.04.2016 से सरकार अथवा स् थानीय प्राकधकरण द्वारा व् यापाररक संस् था को 
दी गई सेवाएं कर के दायरे में हैं । इस प्रकार, सरकार द्वारा रॉयल् ीी के प प में प्रनतफल के 
ललए खान के अकधकार सौंपना 01.04.2016 से कर के दायरे में आ गया है ।  

(ख) : खनन कंपननयों पर कोई अनतररक् त कर भार नहीं है क् योंकक खनन कंपननयां  सी सेवा ं 
पर देय सेवा कर के इनपुी कर के्रडर्ी पाने की हकदार होंगी ।  

(ग) : उपयुडक् त भाग (क) एवं (ख) के उत् तर को देखते हुए प्र् न नहीं उठता ।  

***** 


